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राजमार्गों का आधुनिकीकरण
722. श्री सी॰ एम॰ रमेशः
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार देश में बेहतर संपर्क के लिए राजमार्गों का आधुनिकीकरण करने का विचार कर रही है और देश के विभिन्न भागों में नए राजमार्ग बनाने की योजना भी बना रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) विभिन्न राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी स्थिति क्या है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क):  यह मंत्रालय मुख्‍यत: राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्‍तरदायी है। हालांकि कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 2.3% मात्र राष्‍ट्रीय राजमार्गों का हिस्‍सा है किंतु इन पर सड़क यातायात का 40% से अधिक यातायात का आवागमन होता है। वर्तमान में, 31.03.2014 की तिथि के अनुसार राष्‍ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 91287 किमी से बढ़कर 131326 किमी हो गई है। इसके अलावा, मंत्रालय ने विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के परिणाम के अध्‍यधीन लगभग 53031 किमी लंबाई की राज्‍यीय सड़कों की नए राष्‍ट्रीय राजमार्ग के रूप में सिद्धांतत: घोषणा अनुमोदित की है। 
मंत्रालय ने ‘भारतमाला परियोजना’ के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क को विकसित करने, गैर-मुख्‍य पत्‍तनों के लिए सड़क संपर्क सहित तटवर्ती सड़कों के विकास, राष्‍ट्रीय गलियारों की क्षमता में सुधार, आर्थिक गलियारों, अंतर गलियारों के विकास और सागरमाला के साथ एकीकरण सहित फीडर सड़कों के विकास, आदि की दृष्‍टि से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की विस्‍तृत समीक्षा शुरू की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, लगभग 26,000 किमी लंबाई के आर्थिक गलियारों जिन पर स्‍वर्णिम चतुर्भुज और उत्‍तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्‍चिम गलियारों सहित सड़कों पर अधिकांश माल-भाडा यातायात के आवागमन की आशा की जाती है, के विकास की परिकल्‍पना की गई है। इसके अलावा आर्थिक गलियारों, स्‍वर्णिम चतुर्भुज और उत्‍तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्‍चिम गलियारों को प्रभावी बनाने के लिए लगभग 8,000 किमी लंबाई के अंतर गलियारों और लगभग 7,500 किमी लंबाई की फीडर मार्गों को अभिनिर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में शहरों से होकर गुजरने वाले यातायात की भीड़भाड को कम करने और संभार-तंत्र क्षमता में संवर्धन करने के लिए रिंग रोड/बाइपास और उत्‍थापित गलियारों के विकास की परिकल्‍पना की गई है। 
आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 24.10.2017 को आयोजित अपनी बैठक में ‘भारतमाला परियोजना’ के चरण-। के निवेश अनुमोदन के लिए प्रस्‍ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। ‘भारतमाला परियोजना’ चरण-। में आर्थिक गलियारों (9,000 किमी) का विकास, अंतर गलियारों (6,000 किमी) और फीडर सड़कों का विकास, राष्ट्रीय गलियारा (5,000 किमी) क्षमता सुधार, सीमावर्ती और अंतरराष्‍ट्रीय संपर्कता सड़कों (2,000 किमी) का विकास, तटवर्ती और पत्‍तन संपर्कता सड़कों (2,000 किमी) का विकास, एक्सप्रेसमार्गों (800 किमी) का विकास और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के अंतर्गत सड़कों की लगभग 10,000 किमी की शेष लंबाई का विकास सम्‍मिलित है। इस कार्यक्रम को 2021-2022 में पूरा करने का लक्ष्‍य है।
मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना (जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ एनएचडीपी को सम्‍मिलित किया गया है) चरण-।, अरुणाचल प्रदेश सड़क पैकेज सहित पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में विशेष त्‍वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई), वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (एलडब्ल्यूई) में सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, विदेशी सहायता प्राप्‍त परियोजनाओं (ईएपी), राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) स्‍कीम इत्‍यादि के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों/सड़कों का विकास शुरू किया है। 

(ख):
सामान्‍यत: राष्‍ट्रीय राजमार्ग / सड़क परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि दो वर्षों से लगभग चार वर्षों तक भिन्‍न-भिन्न होती है। वर्तमान में, विभिन्न राज्यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों में लगभग 54,866 किमी कुल लंबाई की 1,681 अदद राष्‍ट्रीय राजमार्ग / सड़क विकास परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसी 64 परियोजनाएं शामिल हैं जिनकी कुल लंबाई लगभग 2,179 किमी है।
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